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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1570 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
पोलावरम परियोजना के ठेकेदार का दिवालिया हो जाना
1570. श्री वि. विजयसाई रेड्डी: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि केनरा बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना के प्रमुख ठेकेदार ट्रांसट्राई को दिवालिया घोषित करने तथा तत्काल आंतरिक रेसोल्यूशन प्रोफेशनल की स्थापना करने हेतु संपर्क किया है; 
(ख) 
क्या यह भी सच है कि आठ बैंकों ने बैंक अधिकरण से ऋण की चुकौती के लिए संपर्क किया है; और 
(ग) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय ने पोलावरम परियोजना के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है, क्योंकि इस परियोजना का प्रमुख ठेकेदार दिवालिया हो चुका है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 10.10.2018 से प्रभावित इनसालवेंसी एवं दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रांसट्राई (इंडिया) लिमिटेड के संबंध में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद द्वारा नियुक्त आंतरिक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) द्वारा कॉरपोरेट इनसालवेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) शुरू किया गया है । आईआरपी द्वारा सूचित किया गया है कि इस अवधि के दौरान कंपनी का प्रचालन वर्तमान चिंता के रूप में निरंतर रहेगा और सभी निविदाओं एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कंपनी द्वारा सामान्य रूप से किया जाएग ।
(ग) 
राज्य प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आई एवं सीएडी विभाग के दिनांक 02.03.2009 के जीओ एमएस संख्या के अनुलग्नक-। के प्रावधानों के साथ पठित आंध्र प्रदेश विस्तृत मानक विनिर्देश (एपीडीएसएस) के प्रारंभिक विनिर्देशों (पीएस) के खंड 60(ग) के अनुसार, मूल ईपीसी एजेंसी के साथ एलएस करार प्रणाली के तहत बनी सहमति की दरों पर, निर्माण गति समय-सीमा के अनुसार बनाए रखने के लिए सरकार ने मैसर्स ट्रांसट्राय (इंडिया) लिमिटेड के कार्य क्षेत्र से निर्माण का एक हिस्सा हटाकर नए अभिकरण मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी (एनईसी) लिमिटेड को सौंप दिया था।
***** 
